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सं . प्रो.वि./ अम्बाला/ 99-85/ 35004. - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल. की राय है कि म . प्राफिार इवाज , सैन्ट्रल सोयल 
एण्ड वाटर कन्जरववेशन रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग इन्सटीच्यूट, रिसर्च सेन्टर, सैक्टर- . चण्डीगढ़ ( 2 ) सीनियर टेलीकल असिसटेंट 
संन्टर सोयल एण्ड वाटर कन्जरवेशन रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग ,इन्सटीब्यूट, रिसर्च फार्म मसा देवी, पो. प्रा . मनीमाइरा, जिला अम्बाला 
के श्रमिक श्री करतार सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इंमा बाद लिचित पामले में कोई प्रौधोगिक "बाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनि गंय हेतु निविद करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए , अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 को धारा 10 की धारा ( 1 ) के खाई ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी मुंबना सं. 344) 84-3 -अन, दिनांक 18 
अप्रैल, 1934 द्वारा it ! अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठिा था नावालय अन्न ना को वादग्रस्त या उससे 
सम्बन्धिी नीचे लि.ग्रा मामला यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने के लिए निनिष्ट करते हैं, जो कि उक्त धकों तथा श्रमिक 
के बीच या सो विवावग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत प्रयवा सम्बन्धित मामला है : -- 

क्या श्री करतार सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं . प्रो.वि./ अम्बाला| 106-85,35011. - कि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै . 1. आसिर इन्चार्ज, सैन्ट्रल 
सोयल ए वाटर कंजरवेशन रिसर्च एन्ड ट्रेनिग इन्सटी यूट, रिजर्व +-टर , सैक्टर-27, चग्दीगढ़, 2 सीनियर टेक्नीक न असिसटेन्ट , 
सेन्टर सोयल एन्ड वाटर कंजरवेशन रिसर्च एन्ड ट्रेनिग इन्सटीच्यूट रिसर्च फार्म मन्सा देवी , पो . आ. मनिमाजरा, जिला अम्बाला , 
श्रमिक श्री दया राम 

दया राम तथा उसके प्रवन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 
और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल बिवाद को न्यायनिर्णय हेतु निमित करना वांछनीय समझते हैं ; 

इस लिए, अब, मोद्योगिक विवाद भधिनियम, 1947 की धारा 10 की उप -धारा ( i ) के खाड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
मक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिग्वना सं. 3 ( 44 ) 84-3-- श्रम, दिनांक 18 अप्रैल , 
1984 द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय; अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीने लिखा 
मामला न्यायनिर्णय एंव पंचाट तीन मास मे देने के लिए निर्दिष्ट करते है, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बी या तो विवादग्रस्त 
मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : 

क्या श्री दया राम की सेवाओं का समाधान न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का 

हकदार है ? 

सं. प्रो.वि. / अम्बाला / 126-85/ 35018.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै . 1. प्राफिमर इन्चार्ज , 
सेन्टल सोयल एन्ड वाटर कंजरवेशन रिसर्च एन्ड टेनिंग इन्सटीच्यूट , रिसर्च सेन्टर , सैक्टर-27 . चण्दीगड़, 2. सीनियर टैक्नीकल असिसटेंट , 
संटल सोयल एन्ड वाटर कंजरवेशन रिसर्च एन्ड टेनिग इन्सटीच्यूट, रिसर्च फार्म मन्स देवी, पो . प्रा . मामाजरा, जिना अम्बाला, 
फै श्रमिक धी सुख लाल. तया उसके प्रबन्धकों के बीच इस में इसके बाद लिया मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट कसा वांछनीय समक्षा है ; 

इस लिए, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उप -धारा ( 1 ) के खा 3 ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सर भारी अधिसून । सं . 3( 44) 84-3 - श्रम , दिनांक 18 अप्रैल , 
1984 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा के अधीन : गठित श्रम न्यायालय , अम्बालः को विवादग्रस्त या उससे संबंधित नीचे लिखा 
मामला न्यायनिर्णय एंव पंचाट तीन मास में देने के लिए निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त बन्धकों तथा श्रमिक के बीन या तो विवादप्रस्त 
मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है। 

क्या श्री सुख लाल की सेवामों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किला राहा का हकदार है.? 

सं.प्रो.वि./ अम्बाला/ 104-85/ 35025 .---- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं. 1. प्रपर चार्ज, सैन्द्रल 
सोयल एण्ड वाटर कंजरवेशन रिसर्च एन्ड ट्रेनिंग इन्सटीच्यूट, रिसर्च सैन्टर सैक्टर -27 , चण्डीगढ़ , 2. सीनियर टेक्नीकल असिसटेन्ट , सैन्ट्रल 
सोयल एन्ड वाटर कंजरवेशन रिसर्च एन्ड टेनिग इण्सटीच्यूट रिसर्च फा , मन्सा देवी, पो . प्रा . मनिमाजरा , जिला अम्बागा , 

के श्रमिक 
श्री बलबीर तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद . लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णयः हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं । 

इस लिए, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उप -धारा ( 1 ) के खगड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारः सरकारी प्रयुचना सं. 3811) 84-3-- अम , दिनांक 18 
अप्रैल , 1984 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , अम्बाला को बिवाइंग्रस्त 

यान्त्रित नीचे - 
लिखा मामला न्यायनिर्णय एंव पंचाट सीन . मास में देने के लिए निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उत्रत प्रान्धकों तथा श्रमिक के बीच 
पा तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : --- 

क्या श्री बलबीर की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं तो वह किस राहत का हकदार है ? 
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